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 Title:  Requests  the  Central  Government  to  check  the  atrocities  on  Scheduled  Castes,  Backward  Classes  and
 minorities  in  Uttar  Pradesh  and  need  to  provide  compensation  to  Harijan  Family  killed  by  the  Police.

 श्री पारसनाथ यादव  (जौनपुर):  सभापति  महोदय,  मैं  इस  सम्मानित  सदन  का  ध्यान  इस  बात  की  ओर  आकर्षित  करना  चाहता  हूं  कि  जब  से  उत्तर  प्रदेश  में  भारतीय
 जनता  पार्टी की  सरकार  आई  है,  अनुसूचित  जातियों  ,  पिछड़े-बागों  और  अल्पसंख्यकों  पर  अत्याचार  और  उत्पीड़न  बेहद  बढ़  रहा  है।  दिनांक  २७.११.९८  को  जौनपुर
 जनपद  जो  उत्तर  प्रदेश  पूर्वांचल  का  एक  बड़ा  जिला  है,  उसमें  केराकत थाना  के  अन्तर्गत चौकी  थाना  गद्दी,  टिसौरी गांव  में  सबेरे  आठ  बजे  पुलिस  के  दो  सिपाहियों
 द्वारा  अनुसूचित  जाति  के  चमार  लोगों  की  गोली  मारकर  हत्या  गर  दी  गई।  तब्बू  हरिजन  और  उसकी  विवाहिता  लड़की  हीरा वती  जिसकी  उम्र  केबल  बीस  साल  थी,
 उसकी  हत्या  कर  दी  गई।

 (व्यवधान)

 यह  अनुसूचित  जाति  के  उत्पीड़न  का  मामला  है  और  आपको  पता  होना  चाहिए  कि  अनुसूचित  जातियों  के  उत्पीड़न  के  मामले  को  हम  लोक  सभा  में  उठा  सकते  हैं।
 आपको  यह  जानकारी होनी  चाहिए।

 (व्यवधान)

 श्री  चमन  लाल  गुप्त  (ऊधमपुर ):  हन्हें  यह  मामला  स्टेट  असेम्बली में  जाकर  बताना  चाहिए।

 (व्यवधान)

 MR.  CHAIRMAN:  It  is  admitted  by  the  Speaker.  Do  not  ask  about  it.

 (Interruptions)

 MR.  CHAIRMAN:  Shri  Gupta,  Scheduled  Castes  and  Minority  is  a  subject  matter  here  also.  Hon.  Speaker  has
 permitted.

 Shri  Yadav,  please  conclude.  What  do  you  want  the  Central  Government  to  do?

 श्री  पारसनाथ  यादव  :  पुलिस  के  द्वारा  सबेरे  आठ  बजे  पहुंचकर  छब्ब  हरिजन  तथा  उसकी  बीस  साल  की  विवाहिता  लड़की  की  हत्या  कर  दी  गई।  अपराध जब  अ
 अपराधियों  द्वारा  होता  है  तो  हम  पुलिस  की  शरण  लेते  हैं  लेकिन  अगर  पुलिस  के  द्वारा  अपराध  किया  जाएगा  तो  हम  पार्लियामेंट  में,  इस  सरकार  के  सामने  नहीं  कहेंगे
 तो  आखिर  यह  सवाल  कहां  उठाया  जाएगा?  इसलिए  मैं  सरकार  से  निवेदन  करना  चाहूंगा  कि  इस  पीड़ित  परिवार  को  पांच  लाख  रुपये  मुआवजा  दिया  जाए  तथा
 इसकी  न्यायिक  जांच  कराकर  ,  हत्या  करने  वाले  पुलिस  कर्मियों  के  खिलाफ  मुकदमा  चलाकर  उन्हें  जेल  भेजा  जाए,  यह  हमारी  मांग  है।  हम  सरकार  से  इस  पर  चर्चा
 चाहते  हैं।

 (व्यवधान)

 अनुसूचित  जातियों  के  इस  उत्पीड़न  को  रोका  जाए।

 (व्यवधान)

 उत्तर  प्रदेश  में  सरकार  नाम  की  कोई  चीज  नहीं  है।  (व्यवधान)हम  यह  कहना  चाहते  हैं।  वहां  सरकार  नाम  की  कोई  चीज  नहीं  है।  (व्यवधान)  हरिजनों  का
 उत्पीड़न  किया  जा  रहा  है  और  पुलिस  द्वारा  मुठभेड़  करके  अनुसूचित  जाति  के  लोगों  की  जानें  ली  जा  रही  हैं।

 (व्यवधान)

 हमारा  अनुरोध  है  कि  सरकार  द्वारा  इस  पर  वक्तव्य  दिया  जाए  कि  सरकार  इसमें  क्या  करने  जा  रही  है।  (व्यवधान)


